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ममता समर्थक विधायक को मार्शलों ने विधानसभा से बाहर 
किया:TMC बागी गुट के MLA को बोलने से रोका था

»»कोलकाता
पश्चिम बंगाल विधानसभा में 

बुधवार को बजट चर्चा के दौरान हंगामा 
हुआ। TMC विधायक कुणाल घोष 
को मार्शलों ने उठाकर सदन के बाहर 
निकाल दिया। कुणाल घोष ने TMC 
के बागी गुट के विधायक अखरुज्जमां 
का भाषण शुरू होते ही विरोध किया। 
वे अपनी सीट छोड़कर उनके सामने 
पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। 
इससे अखरुज्जमां अपना भाषण नहीं 
दे सके। सदन में शोर-शराबा और 
धक्का-मुक्की जैसी स्थिति बन गई।

स्पीकर बिमान बनर्जी ने कई बार 
उन्हें अपनी सीट पर लौटने के लिए 
कहा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। इसके 
बाद स्पीकर ने सादन के बाहर करवा 
दिया और पूरे दिन के लिए निलंबित 
कर दिया। इससे एक दिन पहले भी 
विधानसभा में विपक्ष की ओर से बोलने 
वाले सदस्यों की लिस्ट को लेकर विवाद 
हुआ था। इस घटनाक्रम ने टीएमसी 
विधायक दल के भीतर फ्लोर मैनेजमेंट 
और सदन में बोलने वाले सदस्यों के 
चयन को लेकर चल रही खींचतान 
को फिर सामने ला दिया। कुणाल घोष 
को बाहर निकाले जाने के बाद सदन 
की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। 3 जून 
को टीएमसी में पहली बार बगावत की 
खबर सामने आई थी। TMC के 80 

में से 58 बागी विधायकों ने पार्टी से 
निकाले गए विधायक ऋतब्रत बनर्जी 
को अपना नेता चुना था। विधानसभा 
स्पीकर रथींद्र बोस को समर्थन पत्र दिया 
था।

इसमें मांग की गई थी कि ऋतब्रत 
को नेता विपक्ष घोषित किया जाए। 
स्पीकर ने मंजूरी दे दी थी। 22 जून 
को हुई प्रतिनिधि बैठक में नए अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष और 30 सदस्यीय राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी का गठन किया गया था। 
टीएमसी के पास कुल 28 लोकसभा 
सांसद थे, जिसमें से 20 अलग हो गए 
हैं। अब लोकसभा में ममता के पास 
सिर्फ 8 सांसद बचे हैं। राज्यसभा की 
बात करें तो 13 में से 4 सांसद इस्तीफा 
दे चुके हैं यानी सिर्फ 9 राज्यसभा 
सांसद बचे हैं। विधानसभा की बात करें 
तो टीएमसी ने इस बार के चुनाव में 80 
सीटें जीती थीं। इसमें से 59 विधायक 
अलग गुट बना चुके हैं। ममता के पास 
सिर्फ 21 विधायक बचे हैं।

'कॉकरोचों' पर लाठीचार्ज- सुप्रीम 
कोर्ट का सुनवाई से इनकार
»»नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी 
समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ 
दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से 
इनकार कर दिया है। बुधवार को एक 
वकील ने CJI की अगुआई वाली 
3 जजों की बेंच के सामने जनहित 
याचिका लगाई थी। CJI सूर्यकांत ने 
कहा, 'हमें वीडियो देखने में कोई रुचि 
नहीं है। हमारे पास उन्हें देखने का समय 
नहीं है।' जब वकील ने छात्रों के साथ 
मारपीट के वीडियो देखने का दूसरी बार 
अनुरोध किया तो CJI ने कहा, ‘हमारा 
और अपना समय बर्बाद मत कीजिए।’ 
बता दें कि 15 मई को एक मामले की 
सुनवाई के दौरान CJI ने कहा था, 
'कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे 

होते हैं, जो बाद में मीडिया, सोशल 
मीडिया या RTI एक्टिविस्ट बनकर 
सिस्टम पर हमला करने लगते हैं।' इस 
टिप्पणी के बाद ही अभिजीत दीपके ने 
इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम 
से अकाउंट बनाया था।

कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई 
को संसद मार्च निकाला था। इस दौरान 
हजारों प्रदर्शनकारी संसद की तरफ 
बढ़े थे, इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने 
लाठीचार्ज किया था। इसमें 100 से 
ज्यादा पुलिसकर्मी और छात्रों को चोटें 
आई थीं। मंगलवार को ऐसा ही एक 
मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी पहुंचा 
था। तब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी 
तरह की याचिका पर तत्काल सुनवाई 
से इनकार कर दिया था। कहा था कि 

कोर्ट को इसमें न घसीटें। एसोसिएशन 
ने निर्दोष छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की 
निंदा की है। एसोसिएशन ने कहा है कि 
इस कार्रवाई में कई छात्र गंभीर रूप से 
घायल हुए। इस घटना की तुरंत, निष्पक्ष 
और समय से जांच होनी चाहिए। 
जिम्मेदार लोगों की पहचान और उन पर 
उचित कार्रवाई होनी चाहिए। कॉकरोच 
जनता पार्टी की शुरुआत मई 2026 में 
CJI सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद 
हुई थी। इसे सोशल मीडिया पर बनाया 
गया। देखते ही देखते लाखों फॉलोअर्स 
बढ़ गए।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की एक 
बेंच 15 जनवरी को वकील संजय 
दुबे की दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार 
जनरल के खिलाफ दायर याचिका 

पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता 
सीनियर वकील का दर्जा पाना चाहता 
था। जस्टिस बागची ने सवाल किया 
कि क्या सीनियर एडवोकेट का टैग 
सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है या न्याय 
व्यवस्था में भागीदारी का एक जरिया। 
CJI सूर्यकांत ने तब कहा था, कॉकरोच 
की तरह बहुत से युवा ऐसे हैं, जिन्हें 
इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। वे 
सोशल मीडिया और RTI एक्टिविज्म 
बन रहे हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो 
काले चोगे पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन 
उनकी डिग्रियों पर गंभीर संदेह है। बेंच 
ने यह भी कहा था कि दुनिया में हर 
कोई सीनियर बनने के योग्य हो सकता 
है, लेकिन याचिकाकर्ता इसके हकदार 
नहीं हैं। 

चीफ जस्टिस बोले- वीडियो देखने का वक्त नहीं, हमारा समय बर्बाद न करें

MP-राजस्थान समेत 5 राज्यों में बारिश 
का अलर्ट:जम्मू-कश्मीर में बाढ़, 23 मौतें

»»नई दिल्ली/भोपाल/जयपुर
उत्तर भारत में बारिश का दौर जारी 

है। 5 राज्यों में सामान्य से भारी बारिश 
का अलर्ट है। राजस्थान के 4 जिलों 
में ऑरेंज, बाकी सभी में यलो अलर्ट 
है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 24 से 
48 घंटे में भारी से अतिभारी बारिश 
का अलर्ट है।

उत्तर प्रदेश में 10 दिन से हो रही 
बारिश से नदियां उफान पर हैं। शारदा 
नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही 
है। किनारों पर बसे गांवों में पानी घुस 
गया है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों और 
खेतों में मगरमच्छ दौड़ते दिखाई दे रहे 
हैं।

उधर, जम्मू-कश्मीर के पुंछ, 
राजौरी और डोडा जिलों में 19 जुलाई 

से बारिश जारी है। इसके चलते नदियां 
उफान पर हैं। बाढ़ का पानी घरों-
दुकानों में घुस गया है।

तीन दिनों में 23 लोगों की मौत हो 
गई है। अमरनाथ, वैष्णो देवी, शिव 
खोड़ी और माचिल देवी यात्रा 4 दिन 
से रुकी हुई है। असम में बाढ़ प्रभावित 
शिवसागर में राहत सामग्री गिराई जा 
रही है। 

असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी 
गंभीर है और 16 जिलों - गोलाघाट, 
कामरूप, होजई, डिब्रूगढ़, बिश्वनाथ, 
धेमाजी, सोनितपुर, उदलगुरी, 
नागांव, चराइदेव, कामरूप (एम), 
जोरहाट, के 5.64 लाख से अधिक 
लोग प्रभावित हैं। गुजरात: दक्षिण 
गुजरात में भारी बारिश के कारण 

वलसाड में भीषण जलभराव हो 
गया है। एनडीआरएफ को तैनात कर 
बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया 
है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 
बारिश के कारण गौरीकुंड से करीब 
एक किलोमीटर आगे छोड़ी क्षेत्र में 
भूस्खलन हुआ। चट्टानें और मलबा 
केदारनाथ पैदल मार्ग पर आ गिरने से 
रास्ता पूरी तरह बंद हो गया।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी 
नंदन सिंह रजवार ने बताया कि 
भूस्खलन की सूचना मिलते ही 
केदारनाथ जा रहे श्रद्धालुओं को 
सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया। 
उनकी सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन 
ने यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी है। 
जम्मू-कश्मीर के डोडा में लगातार 

बारिश के चलते सड़क धंसने से 
बटोटे-किश्तवार नेशनल हाईवे -244 
पर ट्रैफिक अस्थायी रूप से रोक दिया 
गया है। यूपी में पिछले 10 दिनों से हो 
रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। 
लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे 
के निशान के ऊपर बह रही है। 

किनारों पर बसे गांवों में पानी घुस 
गया है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों और 
खेतों में मगरमच्छ दौड़ते दिखाई दे रहे 
हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आज 
भी कई जिलों में भारी बारिश, गरज-
चमक और बिजली गिरने का अलर्ट 
जारी किया है। पूरे प्रदेश में अगले 5 
दिनों तक मानसून सक्रिय रहने का 
अनुमान है। रायपुर में सोमवार रात से 
लगातार बारिश हो रही है।

वैष्णोदेवी-अमरनाथ यात्रा रुकी; यूपी के गांवों में मगरमच्छ घुसे

वांगचुक अनशन तोड़ने को तैयार, केंद्रीय मंत्रियों को चिट्‌ठी लिखी
»»नई दिल्ली

गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 
भर्ती सोनम वांगचुक ने बुधवार को 
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह 
को चिट्‌ठी लिखी। उन्होंने कहा कि 
बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन न हो। 
सरकार भरोसा दे तो वे अनशन खत्म 
कर सकते हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार 
की तरफ से बातचीत की पेशकश 
ठुकरा दी। सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास 
ने कहा कि वे बातचीत के लिए किसी 
के घर या दफ्तर नहीं जाएंगे। अगर 
सरकार बातचीत करना चाहती है तो 
जंतर-मंतर आए या उसके आसपास 
किसी जगह पर बैठक करे।

दिल्ली हाईकोर्ट में स्टूडेंट्स से 
मारपीट के मामले में अर्जी पर सुनवाई 
हुई। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा- 
मारपीट के CCTV फुटेज सुरक्षित 
रखे जाएं। उधर कॉकरोच जनता 
पार्टी (CJP) के प्रदर्शन का आज 
33वां दिन है। बुधवार सुबह से हजारों 
प्रदर्शनकारी यहां मौजूद हैं। इस बीच 
सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 16 मेट्रों 
स्टेशन बंद कर दिए गए है। अभिजीत 
दीपके ने सोनम वांगचुक से अनशन 
खत्म करने की अपील की। उन्होंने 
कहा कि देश को उनकी जरूरत है। 
उन्होंने कहा कि पार्टी का शांतिपूर्ण 
प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा।

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से 

CRPF की 20 अतिरिक्त कंपनियों 
को दिल्ली में तैनात करने का आदेश 
दिया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर 
करीब 2000 जवानों को पश्चिम 
बंगाल के कोलकाता से एयरलिफ्ट 
कर लाया गया। दिल्ली पुलिस ने CJP 
के प्रदर्शन के दौरान RAF के एक 
जवान पर हमले के मामले में FIR 
दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक, 
वायरल वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी 
RAF जवान के साथ मारपीट करते, 
RAF के वाहन पर पथराव करते और 
उसमें तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। 
CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने 
कहा कि हम सरकार से बातचीत करने 
को तैयार है, लेकिन बातचीत किसी 

मंत्री के घर के बजाय न्यूट्रल जगह पर 
होनी चाहिए।

विरोध-प्रदर्शन वाली जगह पर 
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दास ने कहा कि 

जनता की अदालत यहीं है। मंत्रियों को 
लोगों के बीच आना चाहिए। कॉकरोच 
जनता पार्टी प्रदर्शनकारियों पर से 
मारपीट के आरोपों वाली याचिकाओं 
पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस 
जारी कर रिकॉर्ड, जैसे CCTV और 
अन्य फुटेज, सुरक्षित रखने को कहा 
है। सुनवाई के दौरान एडिशनल 
सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस. 
राजू ने कहा कि याचिकाओं का मकसद 
पब्लिसिटी पाना था।इस पर हाईकोर्ट 
ने पूछा, आप यह कैसे कह सकते 
हैं कि यह पब्लिसिटी के लिए दायर 
याचिका है? अखिल भारतीय विद्यार्थी 
परिषद (ABVP) ने केंद्र सरकार से 

प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और 
पारदर्शिता संबंधी सुधारों की सिफारिश 
करने के लिए एक हाईलेवल कमेटी 
बनाने की मांग की है।

ABVP ने मांग की कि यह कमेटी 
परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, 
पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत 
करने के उपाय सुझाए। धर्मेंद्र प्रधान 
के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन 
कर रहे सोनम वांगचुक ने बुधवार को 
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्‌डा और जितेंद्र 
सिंह को चिट्‌ठी लिखी। उन्होंने मांग 
की कि बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन 
न हो। अगर सरकार भरोसा दिलाए 
तो वे अनशन खत्म कर सकते हैं। 
जंतर-मंतर के पास प्रदर्शनकारियों की 

पत्थरबाजी में बुधवार शाम असिस्टेंट 
कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) 
घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, पंजाबी बाग 
में तैनात ACP जय प्रकाश पर शाम 
4.30 बजे प्रदर्शनकारियों ने पत्थर 
मारे। माथे पर पत्थर लगने से वे घायल 
हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से 
शांति बनाए रखने की अपील की। 
CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा 
कि बुधवार सुबह दिल्ली पुलिस 
ने उन्हें बताया कि जेपी नड्डा उनसे 
बात करना चाहते हैं और उन्हें उनके 
आवास पर बुलाया गया था। उन्होंने 
कहा कि CJP ने इस प्रस्ताव को 
ठुकरा दिया है।

वांगचुकने कहा- सरकार भरोसा दे, बच्चों पर एक्शन न हो; हाईकोर्ट बोला- मारपीट के फुटेज सुरक्षित रखें

कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, हेड कॉन्स्टेबल 
की मौत:अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात थे

»»श्रीनगर
जम्मू-कश्मीर के अनतंनाग के 

लाल चौक इलाके में बधुवार को 
आतकंियों न ेपलुिस पर हमला किया। 
इसमें हेड कॉन्स्टेबल (35 साल) 
की मौत हो गई। अधिकारियों के 
मतुाबिक दोपहर करीब 12:30 बजे 
आतकंियों न े अमरनाथ यात्रा की 
सरुक्षा ड्यूटी पर तैनात पलुिसकर्मियों 
पर अचानक फायरिगं की।

सरुक्षाबलों न ेजवाबी कार्रवाई की, 
जिसके बाद दोनों तरफ स े गोलियां 
चलीं। इस दौरान हडे कॉन्स्टेबल 
आशिक हसुनै कुरशैी जख्मी हो गए। 
उन्हें तरुतं सरकारी मडेिकल कॉलेज 
(GMC) अस्पताल ल ेजाया गया, 
जहा ंडॉक्टरों न ेउन्हें मतृ घोषित कर 
दिया।

हमल ेके बाद आतकंी भाग गए। 
लश्कर-ए-तयैबा स े जडु़े आतकंी 
सगंठन द रजेिस्टेंस फ्रंट (TRF) 
न ेहमल ेकी जिम्मेदारी ली है। जिस 
जगह फायरिंग हुई, वह शहर का 

मखु्य बाजार ह।ै यहां आम दिनों 
में भी काफी भीड़ रहती ह।ै घटना 
के तरंुत बाद जम्मू-कश्मीर पलुिस, 
सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने 
पूरे लाल चौक और आसपास के 
इलाके की घरेाबंदी कर दी। अतिरिक्त 
सुरक्षा बल मौके पर भेज े गए और 
आतकंियों की तलाश में बड़े पमैाने 
पर सर्च ऑपरेशन शरुू किया गया।

इलाके में आन-ेजान े वाल ेसभी 
रास्तों पर नाकेबंदी कर वाहनों और 
लोगों की गहन जांच की जा रही ह।ै 

सरुक्षा एजेंसिया ं यह पता लगाने में 
जटुी हैं कि हमल ेमें कितन ेआतकंी 
शामिल थ ेऔर फायरिगं के बाद वे 
किस दिशा में भाग।े जम्मू-कश्मीर 
के राजौरी जिल े में नियतं्रण रखेा 
(LoC) पर 17 जलुाई की रात 
सदंिग्ध गतिविधि दखे भारतीय सनेा 
न े फायरिगं की। अधिकारियों के 
मतुाबिक, तारकंुडी फॉरवर्ड इलाके में 
रात करीब 10 बज ेसनैिकों न ेकुछ 
सदंिग्ध लोगों की गतिविधि दखेी, 
जिसके बाद फायरिंग की गई।

लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली

ललित मोदी 16 साल बाद भारत 
लौटेंगे:ED का जुर्माना रद्द

»»नई दिल्ली
IPL के ससं्थापक ललित मोदी 

16 साल बाद भारत लौटन ेकी तैयारी 
में हैं। एक अपीलीय ट्रिब्यूनल न े16 
जलुाई को IPL 2009 के दक्षिण 
अफ्रीका आयोजन स े जडु़े FEMA 
मामल े में फैसला सुनाया था। इसमें 
मोदी को राहत दते ेहएु ED के लगाए 
गए जरु्माने को रद्द कर दिया था।

फैसल ेके बाद ललित मोदी ने कहा 
कि अब उनकी भारत वापसी का रास्ता 
साफ हो गया है और वह इस साल के 
आखिर या अगल ेसाल की शरुुआत 
में भारत लौट सकत ेहैं। 

उन्होंने बताया कि उनकी बटेी 
अक ट्ूबर में बच्चे को जन्म दने ेवाली 
ह,ै जिसके बाद वह भारत आने की 
योजना बना रहे हैं। यह मामला 2009 
में IPL को भारत स ेदक्षिण अफ्रीका ले 
जान ेस ेजडु़ा ह।ै उस समय लोकसभा 
चनुाव के कारण सरुक्षा कारणों से 
टूर्नामेंट भारत स े दक्षिण अफ्रीका 
शिफ्ट किया गया था। इसके आयोजन 
के लिए BCCI ने दक्षिण अफ्रीका में 
करीब 243.45 करोड़ रुपए भेज ेथ।े

बाद में प्रवर्तन निदशेालय (ED) 
न ेआरोप लगाया कि यह रकम भारतीय 
रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्व मजंरूी के 
बिना विदशे भजेी गई, जिसस ेविदशेी 
मदु्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 
का उल्लंघन हआु। 

ED न े2011 में नोटिस जारी किया 
और 2018 में ललित मोदी समते 
BCCI के कुछ परू्व अधिकारियों पर 
जरु्माना लगाया था। ललित मोदी ने 
कहा कि ट्रिब्यूनल न ेED की सबसे 
अहम दलील ही खारिज कर दी, 
जिसस े परू े मामल ेका आधार बदल 
गया।

उनके मुताबिक अपीलीय 
ट्रिब्यूनल न े अपन े फैसल े में कहा 
कि दक्षिण अफ्रीका भजेी गई रकम 
'करटं अकाउंट ट्रांजकै्शन' थी, न 
कि 'कैपिटल अकाउंट ट्रांजकै्शन'। 
इसलिए इसके लिए RBI की पहले से 
मजंरूी लनेा जरूरी नहीं था।

ललित मोदी न ेकहा, ट्रिब्यूनल ने 
यह भी माना कि वह BCCI की ओर 
स ेFEMA के तहत काननूी अनपुालन 
सनुिश्चित करन े के लिए व्यक्तिगत 

रूप स े जिम्मेदार नहीं थ ेऔर न ही 
उनके पास वह वित्तीय अधिकार थ,े 
जिनका ED न ेदावा किया था। इससे 
2009 के दक्षिण अफ्रीका IPL से 
जडु़े सबस े बड़े काननूी मामल े का 
अतं हो गया। ED ने 2018 में ललित 
मोदी पर 10.65 करोड़ रुपए का 
जरु्माना लगाया था। इसके बाद उन्होंने 
इस आदशे के खिलाफ अलग-अलग 
अपील दायर की थीं। अब 16 जलुाई 
के फैसल ेमें ट्रिब्यूनल न ेउन आदशेों 
में बड़ा बदलाव करत ेहएु ललित मोदी 
समते कई पक्षों को राहत दे दी।

ट्रिब्यूनल के इस फैसल ेस े2010 
में भारत छोड़न ेके बाद ललित मोदी 
के सामन ेमौजदू सबस ेबड़ी काननूी 
बाधाओं में स े एक खत्म हो गई ह।ै 
हालाकंि यह फैसला सिर्फ IPL 2009 
के FEMA मामल ेतक सीमित ह।ै ED 
न ेललित मोदी के खिलाफ कई दसूरी 
जाचंें भी शरुू की थीं। जब 2008 में 
IPL शरुू हआु, तब टीवी पर मचै 
दिखाने के अधिकार (ब्रॉडकास्ट 
राइट्स) वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप (WSG) 
को दिए गए थ।े

IPL का पैसा विदेश भेजने का केस; बोले- मैं लीग की भलाई चाहता था



क्रांति वीर सरदारसिंह राणा प्राइमरी 
स्कूल नंबर 113 में पेरेंट्स मीटिंग हुई

»» रिपोर्ट दिनेश भाई ठाकोर
सूरत के कतारगाम में कांति वीर 

सरदारसिंह राणा प्राइमरी स्कूल नंबर 
113 में पेरेंट्स मीटिंग सफलतापूर्वक हुई। 
मीटिंग के दौरान स्टूडेंट्स के एकेडमिक 
डेवलपमेंट, रेगुलर अटेंडेंस, डिसिप्लिन, 
पढ़ाई में क्वालिटी और स्कूल और पेरेंट्स 
के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन पर डिटेल 

में चर्चा हुई। स्कूल प्रिंसिपल और टीचर्स 
ने पेरेंट्स को बच्चों के ऑल-राउंड 
डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी गाइडेंस दी। 
पेरेंट्स ने भी अपने सुझाव और राय दी। 
स्कूल परिवार ने पेरेंट्स के सहयोग के 
लिए आभार जताया और भविष्य में भी 
स्टूडेंट्स के ब्राइट फ्यूचर के लिए मिलकर 
काम करने का कमिटमेंट जताया।
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फिर असहाय-
निरुपाय दिखी दिल्ली

कथित राजनीतिक दल काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संसद 
चलो मार्च के समय प्रदर्शनकारियों ने जैसी हिंसा की, वह उनके अलावा 
उन सबको दिखी, जिन्हें केवल पुलिस की सख्ती दिखाई दी। इस संसद 
मार्च के दौरान हिंसा इसलिए हुई, क्योंकि भीड़ बेलगाम थी और उसमें 
छात्रों के साथ अराजक तत्व भी थे। इन तत्वों को मनमानी करने का 
अवसर इसलिए मिला, क्योंकि संसद मार्च का न तो कोई नेतृत्व करने 
वाला था और न ही भीड़ को निर्देशित करने वाला। जब दिल्ली की 
सड़कों पर हंगामा और हिंसा हो रही थी, तब सीजेपी के दो नेता केंद्रीय 
मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने और उन्हें ज्ञापन देने में लगे हुए थे।

यह ज्ञापन देने में उन्हें चार घंटे से ज्यादा लग गए। जो नेता बचे थे, 
उनमें से एक बर्गर खाने चले गए और जो मौके पर थे, उनका इरादा भीड़ 
को लेकर येन-केन-प्रकारेण संसद के करीब तक पहुंचना था। वे लगभग 
सफल भी हो गए, लेकिन इस जबरिया कोशिश में पुलिसकर्मी और 
प्रदर्शनकारी, दोनों ही बड़ी संख्या में घायल हुए। इस दौरान जिस तरह 
दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए, उससे यही पता चलता है कि भीड़ में हिंसा 
फैलाने वाले भी शामिल थे और इसकी तैयारी से आए थे। प्रदर्शनकारियों 
की भीड़ में ऐसे तत्व हों तो हिंसा से बचना संभव नहीं होता। यही दिल्ली 
में हुआ-बीते सात साल में तीसरी बार। जितना यह सही है कि सीजेपी के 
संसद मार्च के दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज 
किया, उतना ही यह भी कि भीड़ ने अराजकता का सहारा लिया और 
जमकर पथराव किया। स्पष्ट है कि पुलिस न तो भीड़ का अनुमान लगा 
सकी और न ही उनके इरादों का। कुछ ऐसा ही 2019-20 में शाहीन बाग 
धरने के समय हुआ था और 2021 में किसान आंदोलन और खासकर 
गणतंत्र दिवस पर उनकी ट्रैक्टर रैली के वक्त भी।

नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में 
एक मुख्य सड़क को घेरकर करीब सौ दिन तक धरना दिया गया था। 
इस धरने के कारण ही दिल्ली में तब भीषण दंगा हुआ, जब अमेरिकी 
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजधानी में थे। इस दंगे का पहला शिकार बने थे 
कांस्टेबल रतन लाल। इस दंगे में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इनमें 
एक आइबी कर्मी अंकित शर्मा भी थे। उनकी हत्या के आरोप में आम 
आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन को हाल में दोषी ठहराया गया है। 
वही ताहिर, जिसे मीडिया के एक हिस्से के साथ अन्य अनेक ने निर्दोष 
होने का सर्टिफिकेट दे दिया था। ऐसे ही सर्टिफिकेट तब बांटे गए थे, जब 
किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को कथित किसानों ने दिल्ली में 
ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इस रैली में शामिल अराजक ट्रैक्टर सवारों ने 
लाल किले पर धावा बोल दिया था। उस समय करीब सौ पुलिस वाले 
पीटे गए थे। तब भी अराजक भीड़ के सामने पुलिस और प्रशासन के साथ 
मोदी सरकार असहाय सी दिखी थी।

यह भी याद रखें कि शाहीन बाग धरने पर बैठे लोगों और किसान 
आंदोलनकारियों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया 
था। जो किया भी था, वह समस्या बढ़ाने वाला रहा। उसने शाहीन बाग 
में धरनारत लोगों से बातचीत के लिए एक समिति गठित कर दी थी। इसी 
तरह तीन कृषि कानूनों की वैधानिकता जांचे बिना उनके अमल पर रोक 
लगा दी थी। इससे आंदोलनकारियों और उनके समर्थकों में संदेश गया कि 
उनका पक्ष सही है और फिर वे करीब एक साल तक दिल्ली को एक तरह 
से बंधक बनाकर बैठे रहे। वे तब लौटे, जब मजबूत मानी जाने वाली 
मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। इस 
बार क्या होगा, कहना कठिन है, क्योंकि सीजेपी समर्थक अब भी जंतर-
मंतर पर जुटे हैं। इसी के साथ पंजाब के किसान संगठनों को अचानक 
यह पता चला कि अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते में उनके 
हित की अनदेखी हो सकती है, इसलिए वे दिल्ली जाने को मचल उठे।

चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए विपक्ष को भी नीट पेपर 
लीक कांड के साथ अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने का मौका मिल गया 
है। अब उसके पास एक नया मुद्दा सीजेपी के संसद मार्च के दौरान हुई 
हिंसा का भी है। विपक्ष को यह मौका इसलिए मिला, क्योंकि पहले तो 
सरकार ने जंतर-मंतर पर दिए जा रहे धरने को कोई भाव नहीं दिया और 
जिस दिन संसद सत्र शुरू होने वाला था, उस दिन उसे यह याद आई 
कि सीजेपी नेताओं से बात करनी चाहिए। आखिर यह काम पहले और 
खासकर उस दिन क्यों नहीं हो सकता था, जब अनशन कर रहे लद्दाख के 
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से उठाकर अस्पताल 
में भर्ती कराया गया था?

इसमें कोई दो राय नहीं कि नीट पेपर लीक कांड ने छात्रों को उद्वेलित 
किया और सीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की एक अवांछित 
टिप्पणी के बहाने कटाक्ष के तौर पर ही सही, खुद को राजनीतिक दल में 
तब्दील करने का मौका मिला, पर अब इस मौके को हर कोई भुनाने को 
तैयार है। सरकार इसका सामना कैसे करती है, यह वही जाने, लेकिन 
इसमें संदेह नहीं कि वह हालात को भांपने में एक बार फिर चूकी। इसकी 
ही कीमत दिल्ली ने चुकाई। यदि सरकार हालात संभालने के लिए बीते दो 
दिन से जो कुछ कर रही है, वह पहले करती तो शायद दिल्ली के त्रस्त 
और अस्तव्यस्त होने की नौबत नहीं आती।

निचले इलाकों में SDRF और NDRF की दो टीमें स्टैंडबाय, अतिरिक्त दो टीमें भी बुलाई गईं: नगर आयुक्त एम. नागराजन
»»ब्यूरो रिपोर्ट :- जे. बी. टांक, पत्रकार, सूरत
सूरत, बुधवार: सूरत शहर में 

आज तड़के से लगातार हो रही भारी 
बारिश के कारण मौसम विभाग ने 
रेड अलर्ट जारी किया है। संभावित 
स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने तथा 
नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने 
के लिए सूरत महानगरपालिका और 
जिला प्रशासन द्वारा युद्धस्तर पर राहत 
एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं।

नगर आयुक्त श्री एम. नागराजन 
ने बताया कि सुबह से ही SMC 
के अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न 
क्षेत्रों में मौजूद रहकर जल निकासी 
का कार्य तेज़ी से कर रहे हैं। निचले 
इलाकों से पानी की शीघ्र निकासी के 
लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ की 
गई हैं।

रेड अलर्ट को देखते हुए पहले 
से स्टैंडबाय पर मौजूद SDRF और 

NDRF की दो टीमों के अलावा दो 
अतिरिक्त टीमें भी मंगाई गई हैं। इन 
सभी टीमों को जलभराव की आशंका 
वाले संवेदनशील और निचले क्षेत्रों में 
तैनात किया गया है तथा वे पूरी तरह 
अलर्ट मोड में कार्य कर रही हैं।

श्री नागराजन ने बताया कि 
भेदवाड़ खाड़ी क्षेत्र में पानी का स्तर 
खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के 
कारण जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने 

वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर 
पहुंचाकर शेल्टर होम में स्थानांतरित 
किया जा रहा है। साथ ही पब्लिक 
अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से 
लगातार नागरिकों को सतर्क रहने की 
अपील की जा रही है।

बारिश की स्थिति को देखते हुए 
BRTS और सिटी बस सेवाओं के 
मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही 
है। आवश्यकता के अनुसार फिलहाल 

शहर की लगभग 5 बस रूटों पर 
सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी 
गई हैं, जबकि अन्य मार्गों पर स्थिति 
के अनुसार संचालन किया जा रहा है।

नगर आयुक्त ने नागरिकों से 
अपील की है कि जब तक अत्यंत 
आवश्यक न हो, तब तक घरों या 
सुरक्षित स्थानों पर ही रहें तथा विशेष 
रूप से बच्चों का ध्यान रखें। किसी भी 
प्रकार की आपात स्थिति या कठिनाई 

होने पर नागरिक तुरंत SMC की 
हेल्पलाइन अथवा इमरजेंसी नंबर पर 
संपर्क करें।

उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा सभी 
आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा 
चुके हैं, इसलिए नागरिकों को घबराने 
की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, रेड 
अलर्ट के दौरान जान-माल की सुरक्षा 
के लिए सभी लोग सतर्क रहें और 
प्रशासन का पूरा सहयोग करें।

प्रशासन ने सभी एहतियाती कदम उठाए हैं, नागरिक घबराएं नहीं और रेड अलर्ट के दौरान सावधानी बरतते हुए सहयोग करें

सूरत शहर में लगातार बारिश के चलते रेड अलर्ट: मनपा प्रशासन युद्धस्तर पर जल निकासी और राहत कार्य में जुटा

यात्रियों, अभिभावकों और बच्चों से बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल तस्करी, भीख मंगवाने तथा 
संकटग्रस्त बच्चों की जानकारी मिलने पर 1098 एवं RPF/GRP से तुरंत संपर्क करने की अपील

»»ब्यूरो रिपोर्ट :- जे. बी. टांक, पत्रकार, सूरत
सूरत, बुधवार: चाइल्ड 

हेल्पलाइन-1098 और रेलवे सुरक्षा 
बल (RPF) के संयुक्त तत्वावधान 
में सूरत रेलवे स्टेशन परिसर में बाल 
सुरक्षा को लेकर जनजागरूकता 
अभियान आयोजित किया गया।

इस अभियान में चाइल्ड 
हेल्पलाइन के दीपक जायसवाल, 
दिव्या महाकाल, सुपरवाइजर रितल 
डामोर, केस वर्कर खुशबू चौधरी 

तथा RPF के उपनिरीक्षक श्री आनंद 
गणपत तिप्पे, एएसआई श्री पांडे 
और दक्षाबेन के सहयोग से यात्रियों, 
अभिभावकों और बच्चों को चाइल्ड 
हेल्पलाइन-1098 की विभिन्न सेवाओं 
तथा बच्चों के कल्याण हेतु संचालित 
सरकारी योजनाओं की जानकारी दी 
गई। अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन 
परिसर का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित 
किया गया कि कोई बच्चा भीख मांगते 
हुए, अपने परिवार से बिछड़ा हुआ या 

किसी अन्य जोखिमपूर्ण स्थिति में तो 
नहीं है। यात्रियों और अभिभावकों को 
यात्रा के दौरान बच्चों पर विशेष ध्यान 

रखने, उन्हें अकेला न छोड़ने तथा 
अजनबी व्यक्तियों से सतर्क रहने की 
सलाह दी गई। साथ ही बाल विवाह, 

बाल मजदूरी, बाल तस्करी, बच्चों 
से भीख मंगवाने, परित्यक्त अथवा 
किसी भी प्रकार के संकटग्रस्त बच्चों 

की जानकारी मिलने पर तुरंत चाइल्ड 
हेल्पलाइन 1098 या RPF/GRP से 
संपर्क करने की अपील की गई।

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और RPF द्वारा सूरत रेलवे स्टेशन पर बाल सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित

मेयर, स्थायी समिति अध्यक्ष और नगर आयुक्त ने उधना, आज़ादनगर-
रसूलाबाद, भीमराड़ तथा भेदवाड़ खाड़ी क्षेत्र का निरीक्षण किया

»»ब्यूरो रिपोर्ट :- जे. बी. टांक, पत्रकार, सूरत
सूरत, बुधवार: सूरत में लगातार 

हो रही भारी बारिश और मौसम 
विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट 
के बीच मेयर श्रीमती मायाबेन 
मावाणी, स्थायी समिति के अध्यक्ष 
श्री राजन पटेल तथा नगरसेवकों ने 
उधना क्षेत्र के प्रमुख पार्क, अठवा 
ज़ोन तथा आज़ादनगर–रसूलाबाद 
के निचले इलाकों का दौरा कर 
बारिश की स्थिति का जायजा 
लिया।

निरीक्षण के दौरान संबंधित 

अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य 
तेज़ करने, आवश्यक व्यवस्थाएं 
सुनिश्चित करने तथा प्रभावित 
नागरिकों को शीघ्रता से सुरक्षित 

शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के 
निर्देश दिए गए।

वहीं नगर आयुक्त श्री एम. 
नागराजन ने भी वर्षा की स्थिति को 

देखते हुए उधना ज़ोन के उधना-
सचिन मुख्य मार्ग, भेदवाड़ खाड़ी, 
प्रमुख पार्क और चौंसठ जोगणी 
माता मंदिर क्षेत्र तथा अठवा ज़ोन 

के भीमराड़ मेट्रो स्टेशन रोड और 
खाटूश्याम मंदिर रोड का निरीक्षण 
किया। उन्होंने संभावित बारिश की 
स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन 

की तैयारियों की समीक्षा की और 
मौके पर ही अधिकारियों को 
आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

नगर आयुक्त ने विशेष रूप से 
मनपा अधिकारियों को निर्देशित 
किया कि वे लगातार फील्ड में 
मौजूद रहकर वर्षा की स्थिति 
पर सतत निगरानी रखें तथा 
आवश्यकता पड़ने पर राहत एवं 
बचाव कार्यों को त्वरित, प्रभावी 
और व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित 
करें, ताकि नागरिकों की सुरक्षा में 
किसी प्रकार की कमी न रहे।

मनपा अधिकारियों को मैदान में लगातार मौजूद रहकर बारिश की स्थिति पर नजर रखने तथा राहत एवं बचाव कार्य त्वरित और प्रभावी ढंग से करने के निर्देश

सूरत मनपा प्रशासन ने निचले इलाकों का दौरा कर बारिश की स्थिति का लिया जायजा

साइबर क्राइम से महिलाओं की कानूनी सुरक्षा
»»आज का कानून - डॉ. टी.वी. राजपूत

आज के डिजिटल ज़माने में, इंटरनेट, 
स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का 
इस्तेमाल ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा 
बन गया है। टेक्नोलॉजी के विकास ने 
कई सुविधाएँ दी हैं, लेकिन इसके साथ ही 
साइबर क्राइम में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 
खास तौर पर महिलाएँ साइबर क्राइम की 
ज़्यादा शिकार होती हैं। सोशल मीडिया 
पर परेशान करना, गंदे मैसेज भेजना, 
नकली प्रोफ़ाइल बनाना, पर्सनल फ़ोटो 
या वीडियो का गलत इस्तेमाल करना, 
ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और साइबर 
स्टॉकिंग जैसे क्राइम महिलाओं की सुरक्षा, 
इज़्ज़त और प्राइवेसी के लिए एक गंभीर 
चुनौती हैं। भारत सरकार ने ऐसे क्राइम से 
महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देने के लिए 
कई कानूनी नियम लागू किए हैं।

साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है 
जो कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट या दूसरे 
डिजिटल माध्यम से किया जाता है। 
महिलाओं के खिलाफ़ होने वाले बड़े 
साइबर क्राइम में नकली सोशल मीडिया 
अकाउंट बनाना, गंदे फ़ोटो या वीडियो 
भेजना, पहचान की चोरी, ऑनलाइन 
धमकियाँ, बदनामी, रिवेंज पोर्न, साइबर 
स्टॉकिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड शामिल 
हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 
महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ज़रूरी 
कानून है। एक्ट के सेक्शन 66C के 
मुताबिक, किसी व्यक्ति की पहचान, 
पासवर्ड या डिजिटल सिग्नेचर का गैर-
कानूनी तरीके से इस्तेमाल करना जुर्म है 
और इसके लिए तीन साल तक की जेल 
या जुर्माने का प्रावधान है। सेक्शन 66D 
के मुताबिक, ऑनलाइन फ्रॉड या झूठी 

पहचान के ज़रिए किसी महिला को धोखा 
देना सज़ा का प्रावधान है। सेक्शन 66E 
के मुताबिक, किसी महिला की प्राइवेसी 
का उल्लंघन करके उसकी सहमति के 
बिना उसकी प्राइवेट इमेज या वीडियो 
भेजना जुर्म है। सेक्शन 67 और 67A के 
मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अश्लील 
या सेक्शुअली एक्सप्लिसिट मटीरियल 
पब्लिश या ट्रांसमिट करने वाले व्यक्ति के 
लिए सख्त सज़ा का प्रावधान है।

इसके अलावा, इंडियन पीनल कोड, 
2023 (BNS) के तहत भी महिलाओं 
को ज़रूरी सुरक्षा दी गई है। किसी महिला 
की इज़्ज़त का अपमान करना, ऑनलाइन 
स्टॉकिंग (साइबर स्टॉकिंग), धमकी देना, 
ब्लैकमेल करना, गलत जानकारी फैलाना 
या महिला की इज़्ज़त को नुकसान 
पहुंचाने वाला कंटेंट ब्रॉडकास्ट करना 
जैसे काम कानूनी जुर्म माने जाते हैं। ऐसे 
जुर्मों के लिए जेल और जुर्माने दोनों का 
प्रावधान किया गया है।

अगर कोई महिला किसी महिला के 
खिलाफ अश्लील कमेंट करता है, गंदे 
मैसेज भेजता है, फेक अकाउंट बनाकर 
उसे बदनाम करता है या फेसबुक, 
इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और 
ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 
पर्सनल फोटो का गलत इस्तेमाल करता 

है, तो इसे साइबर क्राइम माना जाता है। 
ऐसे मामलों में महिलाओं को तुरंत कानूनी 
कार्रवाई करने का अधिकार है।

साइबर क्राइम की शिकार महिला 
अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर 
क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करा सकती 
है। इसके अलावा, भारत सरकार के 
नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 
ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कराई जा 
सकती है। साइबर फ्रॉड या तुरंत मदद के 
लिए 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क किया 
जा सकता है। शिकायत दर्ज कराते समय 
स्क्रीनशॉट, मैसेज, ई-मेल, URL लिंक 
और दूसरे डिजिटल सबूत संभालकर 
रखना बहुत जरूरी है।

महिलाओं को साइबर क्राइम से बचने 
के लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी 
चाहिए। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल 

करें, किसी को OTP या बैंकिंग डिटेल्स 
न दें, अनजान लिंक पर क्लिक न करें, 
सोशल मीडिया प्रोफाइल प्राइवेट रखें, 
अनजान लोगों के साथ पर्सनल जानकारी 
शेयर न करें और संदिग्ध अकाउंट को 
तुरंत ब्लॉक करके रिपोर्ट करें। आखिर में, 
यह कहा जा सकता है कि साइबर क्राइम 
महिलाओं की सुरक्षा और इज्ज़त के लिए 
एक गंभीर चुनौती हैं। हालांकि, भारत 
का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 
और इंडियन ज्यूडिशियल कोड, 2023 
महिलाओं को पूरी कानूनी सुरक्षा देते हैं। 
महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों 
के बारे में पता होना चाहिए और साइबर 
क्राइम के खिलाफ बिना डरे शिकायत 
करनी चाहिए, ताकि दोषियों को सज़ा 
मिल सके और डिजिटल दुनिया ज़्यादा 
सुरक्षित हो सके।

सूरत शहर में भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट: प्रशासन ने युद्धस्तर पर राहत एवं सुरक्षित स्थानांतरण अभियान चलाया
»»ब्यूरो रिपोर्ट :- जे. बी. टांक, पत्रकार, सूरत
सूरत, बुधवार: सूरत शहर में आज 

तड़के से लगातार हो रही भारी बारिश 
के कारण मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट 
जारी किया गया है। संभावित स्थिति से 
प्रभावी ढंग से निपटने तथा नागरिकों की 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सूरत 
महानगरपालिका (SMC) और जिला 
प्रशासन युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव 
कार्यों में जुटा हुआ है।

पूर्व ज़ोन-बी क्षेत्र स्थित आदर्श 
निवासी विद्यालय के 31 छात्र, 54 
छात्राओं तथा 15 स्टाफ सदस्यों सहित 
कुल 100 लोगों को सुरक्षित रूप से 

निकट स्थित SMC राहत केंद्र में 
स्थानांतरित किया गया। वहीं उधना 
और लिंबायत ज़ोन के निचले इलाकों 
से 9 नागरिकों को सुरक्षित निकालकर 

सारोली नगर प्राथमिक विद्यालय में 
आश्रय उपलब्ध कराया गया।

लिंबायत ज़ोन के निचले क्षेत्रों में 
रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान 

में रखते हुए सूरत महानगरपालिका ने 
लोगों से अपील की है कि आवश्यकता 
पड़ने पर वे SMC के राहत केंद्रों अथवा 
निकट स्थित ऊंचे एवं सुरक्षित स्थानों 

पर स्वयं भी स्थानांतरित हो जाएं। राहत 
केंद्रों में ठहराए गए नागरिकों के स्वास्थ्य 
की सुरक्षा के लिए मेडिकल टीम द्वारा 
नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही है 

तथा उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी 
रखी जा रही है, ताकि किसी भी आपात 
स्थिति में तुरंत आवश्यक चिकित्सा 
सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

उधना और लिंबायत ज़ोन के निचले इलाकों से 9 नागरिकों को सुरक्षित स्थानांतरित कर सारोली नगर प्राथमिक विद्यालय में आश्रय दिया गया

पूर्व ज़ोन-बी स्थित आदर्श निवासी विद्यालय के 31 छात्र, 54 छात्राओं तथा 15 स्टाफ सहित कुल 100 लोगों को सरुक्षित राहत केंद्र में पहुचंाया गया
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